भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4067
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंक ऑफ इंडिया में अनुप्रयोज्य आस्तियों के मामले
4067.
श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
विगत दो वर्षों के दौरान बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में पांच करोड़ रुपये से अधिक अनुप्रयोज्य आस्तियों वाले दर्ज मामलों की संख्या कितनी है;

(ख)
ऋण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की परिसम्पत्तियों को संबद्ध किया गया है; और
(ग)
बीओआई ने अनुप्रयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी लाने के प्रयोजन से उपर्युक्त शाखाओं से अपनी देय धनराशि की वसूली करने के लिए क्या कार्रवाई की है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पांच करोड़ रुपए से अधिक की अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के मामलों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 283 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 190 दर्ज की गई।
(ख): बीओआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंक ऋण प्रदान करने हेतु आस्तियों को जब्त नहीं करते। तथापि, संयंत्र तथा मशीनरी के दृष्टिबंधक, बही ऋण के दृष्टिबंधक, अचल संपत्तियों के बंधक, शेयर सहित प्रतिभूति दस्तावेजों के बंधक के रूप में प्रभार का सृजन किया जाता है।
(ग): बीओआई ने सूचित किया है कि एनपीए के स्तर को कम करने के लिए अपने बकाये की वसूली हेतु इसके द्वारा कई प्रकार की कार्रवाई की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अलग-अलग उधारकर्त्ताओं से संपर्क कर वसूली, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मामले, ऋण वसूली अधिकरण में मुकदमा दर्ज कराना, एकबारगी निपटान योजनाएं, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया को शुरू करना, तथा जहां लागू हो, इरादतन चूककर्ता घोषित करना शामिल है।
***+
